भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1447
01 जनवरी, 2018 को उत्तर के लिए
अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर जारी सड़क परियोजनाएं
1447. श्री नारायण लाल पंचारिया :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क)
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमाओँ पर जारी सड़क परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
 
(ख)
ये परियोजनाएं किन-किन क्षेत्रों में चल रही हैं;

(ग)
5 वर्षों से भी अधिक समय से लम्बित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और
(घ)
सीमा पर खासकर भारत-चीन सीमा पर, सड़कों के निर्माण में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?
उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष भामरे)
(क) से (ग) : 73 सड़कों को सामरिक भारत-चीन सीमा सड़क (आईसीबीआर) के रूप में चिन्हित किया गया है, इनमें से 3417.50 कि.मी. लम्बाई की 61 आईसीबीआर को सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को सौंपा गया है, जिनको वर्ष 2012 तक पूरा किए जाने की योजना थी । चल रही परियोजनाओं तथा पांच वर्षों से अधिक समय से लम्बित परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण निम्नलिखित है:-
	राज्य
	जिन सड़कों का कार्य पूरा हो गया
	जिन सड़कों का कार्य चल रहा है

	
	संख्या
	लम्बाई
(कि.मी. में)
	संख्या
	लम्बाई
(कि.मी. में)

	अरुणाचल प्रदेश
	15
	662.55
	12
	1129.40

	हिमाचल प्रदेश
	04
	59.63
	01
	56.00

	जम्मू और कश्मीर
	04
	198.70
	08
	894.44

	सिक्किम
	01
	8.46
	02
	53.52

	उत्तराखंड
	03
	33.25
	11
	321.55

	कुल
	27
	962.59
	34*
	2454.91


*तथापि इन 34 सड़कों में से 23 पर कनैक्टिविटी हो गई है ।
सीमा सड़क संगठन को सौंपी गई 61 आईसीबीआर में से कुछ के निष्पादन में विलम्ब हुआ है जो मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से है:-
(i)
वन/वन्यजीव विभाग से क्लियरेंस में विलंब
(ii)
कठोर चट्टानों का फैलाव
(iii)
सीमित ऋतुओं में काम संभव
(iv)
निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता में कठिनाई
(v)
भूमि अधिग्रहण में विलंब
(vi)
प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षति 

(घ) :
सरकार ने सीमा सड़कों के निर्माण में शीघ्रता लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-
(i)
सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्यों ने सीमा सड़क संगठन से संबंधित मुद्दों के निपटान के लिए उच्चाधिकारप्राप्त समिति का गठन किया है ।
(ii)
सीमा सड़क संगठन की क्षमता बढ़ाने के लिए आउटसोर्सिंग की अनुमति दी गई है ।
(iii)
सीमा सड़क संगठन के कार्यपालक अधिकारियों को वर्धित वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियां दी गई हैं । 
*****
